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08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषयः तंबाकू उत्पादकों के लिए संस्थागत और विनियामक सहायता
610. श्री भुवनेश्वर कालिताः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या तंबाकू उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा संस्थागत और विनियामक सहायता दी जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेंदू पत्ता तोड़ने वालों से तेंदू पत्ता खरीदने और बेचने को विनियमित करने के लिए कोई साझा तंत्र तय किया है, क्योंकि इनकी जीविका इसी पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने किसानों को तंबाकू कृषि से किसी अन्य फसल की खेती पर स्थानांतरित करने के लिए कोई योजना अथवा ढांचा तैयार कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत) 
(क): तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित तंबाकू बोर्ड, भारत और विदेश में तंबाकू की मांग के संबंध में, फ्ल्यू क्योर वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के उत्पादन और क्योरिंग, एफसीबी तंबाकू के विभिन्न प्रकारों और अन्य कारकों की विपणन क्षमता को विनियमित कर रहा है ताकि उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। यह उद्देश्य हर साल फसल के नियोजन और एफसीवी तम्बाकू के फसल आकार के निर्धारण के माध्यम से और वाणिज्यिक नर्सरीमेन, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान संचालकों को पंजीकृत करके प्राप्त किया जाता है। एक नीति के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत तम्बाकू बोर्ड नए उत्पादकों को पंजीकृत नहीं कर रहा है और अतिरिक्त क्योरिंग अवसंरचना सृजन करके नए खलिहानों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है और नए क्षेत्रों में एफसीवी तंबाकू की खेती का विस्तार नहीं कर रहा है और जिसके द्वारा तंबाकू के क्षैतिज विस्तार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) –केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राजमुंदरी देश में तंबाकू किसानों को बीज आपूर्ति और तकनीकी बैकस्टॉपिंग के मामले में सहायता प्रदान करता है।
(ख) एवं (ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, तेंदू पत्तियां संग्राहकों द्वारा एकत्र की जाती हैं और प्रति मानक बैग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्राथमिक सहकारी समितियों/वन विकास निगमों को बेची जाती हैं। लघु वनोपज सहकारी संघ/वन विकास निगम, तेंदू पत्तियों की अग्रिम बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित करते हैं। प्लकरों को प्रति मानक बैग दिए गए धन के अलावा, बिक्री के माध्यम से सृजित अधिकांश लाभ को बोनस राशि के रूप में प्लकरों के बीच वितरित कर दिया जाता है। तथापि, यह प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है।
(घ): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू) ने वर्ष 2015-16 से 10 तम्बाकू उत्‍पादक राज्‍यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में तम्‍बाकू उत्‍पादक किसानों को वैकल्पिक फसलों/फसलन प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की चल रही उप योजना, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को बढ़ाया है। कृषि विभाग, महाराष्ट्र ने अपने राज्य में तंबाकू के तहत नगण्‍य क्षेत्र होने के कारण इस योजना को कार्यान्‍वित नहीं किया है। सीडीपी के तहत तम्‍बाकू उत्‍पादक राज्‍यों ने किसी भी केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना/राज्‍य योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत मानकों के अनुसार तम्‍बाकू के स्थान पर वैकल्‍पिक फसलों/फसलन प्रणाली के लिए उपयुक्‍त कार्यकलाप/कार्यक्रम शुरू करने की छूट दी है। किसानों को प्रोत्‍साहित करने के लिए राज्‍य तंबाकू के लिए दुष्‍प्रभाव और वैकल्‍पिक फसलों के दीर्घावधिक लाभों को रेखांकित करते हुए अध्‍ययन दौरे/विगोपन दौरे और अभियानों आदि का भी आयोजन कर सकते हैं।
*******
